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सͧमǓत ने लगातार यह माना ͩक Ǒहसंा या ͪवġोह को उकसाना, आईपीसी कȧ धारा 124ए के तहत राजġोह का आवæयक 

Ǒहèसा नहȣं है। 

संͪवधान मɅ राजġोह को उͬचत ĤǓतबंध नहȣ ंमाना गया - 

इस धारा को अनÍुछेद 19(2) के तहत सरं¢ण नहȣं ͧमलता है। इस सदंभ[ मɅ यह उãलेख ͩकया जाना चाǑहए ͩक राजġोह 

को अतंतः अनÍुछेद 19 से Ǔनकाल Ǒदया गया था। यह èपçट Ǿप स ेदशा[ता है ͩक संͪ वधान Ǔनमा[ताओ ंने राजġोह को 

उͬचत ĤǓतबधं नहȣं माना था। हालांͩ क, संͪ वधान सभा के फैसले से सĤुीम कोट[ Ĥभाͪवत नहȣं हुआ, और उसने अनÍुछेद 

19(2) के कुछ शÞदɉ का लाभ उठात ेहुए इस काननू को बना रहने Ǒदया। अÛयथा 1962 मɅ इसे असवंधैाǓनक करार Ǒदया 

जा सकता था। केदारनाथ मामले मɅ उÍचतम Ûयायालय ने 1942 के ǓनहेÛġ दƣ मजूमदार बनाम एàपटर के मामल ेका 

स£ंान लेत ेहुए साव[जǓनक अåयवèथा कȧ आशकंा का हवाला देत ेहुए इसे सवंधैाǓनक बनाए रखा। 

केदारनाथ मामले के Ǔनण[य मɅ अनÍुछेद 124ए के अतंग[त Ǒहसंा या ͪवġोह को उकसाने के अभाव मɅ राजġोह नहȣं माने 

जान ेको सरकार ने उपेͯ ¢त रखत ेहुए इस धारा का दǾुपयोग ͩकया है। इन वषɟ मɅ सरकार ने लगभग सभी उĨ के 

लोगɉ को केवल आलोचना करने के अपराध मɅ हȣ देशġोहȣ बना Ǒदया। लêयɮवीप का मामला हम सबके सामने है। 

लोकतंğ मɅ जनता को सरकार बदलने का अͬधकार होता है। िजस सरकार ने उÛहɅ ͪवफल ͩकया है, उसके ĤǓत असतंोष 

Ĥदͧश[त करना उनका अͬधकार है। राजġोह काननू का अिèत×व बनाए नहȣं रखा जा सकता, Èयɉͩक यह 19(1)ए का 

उãलघंन करता है, और 19(2) ɮवारा सरंͯ¢त नहȣं है। केदारनाथ के Ǔनण[य पर एक बड़ी पीठ ɮवारा त×काल समी¢ा कȧ 

जानी चाǑहए। 
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